भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्या : 2173    
बुधवार 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
विनिर्माण क्षेत्र के विकास दर में गिरावट 
अ.ता.प्र.सं. : 2173 : 

श्री राम जेठमलानीः
श्री शिवानन्द तिवारीः 
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या यह सच है एक देश में विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर 2010-2011 के प्रथम 9 माहों में लगभग 9 प्रतिशत थी जो 2011-2012 के प्रथम 9 माहों में घट कर 3.9 प्रतिशत तक आ गयी है;

(ख) 
यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 
क्या यह भी सच है कि इस दर के कम होने से नये अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं; और
(घ) 
यदि हां, तो नये अतिरिक्त रोजगार के अवसरों में कितने प्रतिशत की गिरावट आयी है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)
(क): 
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आकलनों के अनुसार औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) के रूप में मापी गई विनिर्माण क्षेत्र की विकास की दर 2010-2011 (अप्रैल-दिसम्‍बर) के प्रथम 9 माहों में 9 प्रतिशत से घट कर 2011-2012 की इसी अवधि के दौरान 4 प्रतिशत तक आ गयी है।
(ख) से (घ):
श्रम ब्‍यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा अर्थव्‍यवस्‍था के 8 चयनित क्षेत्रों अर्थात वस्‍त्र, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्‍न एवं आभूषण, परिवहन, आईटी/बीपीओ, हथकरघा/विद्युतकरघा में किए गए ‘त्‍वरित रोज़गार सर्वेक्षण’ के एक छोटे से नमूने की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार 2010-2011 (अप्रैल-दिसम्‍बर) के प्रथम नौ माहों में 2010-11 की इसी अवधि में सृजित 8.04 लाख अतिरिक्‍त रोज़गारों की तुलना में अनुमानित 7.56 लाख अतिरिक्‍त रोज़गार थे अर्थात् 6.35 प्रतिशत की गिरावट थी। तथापि, सरकार ने विभिन्‍न उपायों के माध्‍यम से विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर में सुधार करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, जिनमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ, विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश सहित औद्योगिक निवेश का संवर्धन एवं इसे सुकर बनाना, कारोबार के माहौल में सुधार, सार्वजनिक निजी पहलों के ज़रिए औद्योगिक तथा अन्‍य अवसंरचना का विकास, अनुसंधान और विकास को प्रोत्‍साहन और उद्योग से संबंधित दक्षता का विकास शामिल हैं। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास दर को बढ़ाने के लिए नवम्‍बर, 2011 में राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की है, ताकि यह राष्‍ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्‍त रोज़गार सृजित करने में सक्षम हो सके और भारतीय उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्‍पर्धी बनाया जा सके।
*************
